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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1565 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना
1565. श्री संजय राउत: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या मंत्रालय ने दिसम्बर, 2018 से पहले 70 से 80 प्रतिशत गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का वायदा किया था; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
यह नदी कब तक पूर्णत: स्वच्छ हो जाएगी, और उसे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और 
(घ) 
क्या मंत्रालय निर्मल गंगा बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय या विदेशों से सहायता ले रहा है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क), (ख) और (ग) सरकार ने अल्प अवधि, मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि कार्यकलापों को समाहित करते हुए नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है। अल्प अवधि कार्यकलापों में, कतिपय प्रविष्टि स्तरीय कार्यकलाप जिनमें घाट, शवदाहगृह और नदी सतह की सफाई आदि जैसी गतिविधियां समाहित हैं, की गई हैं। मध्यम अवधि कार्यकलापों में, मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) और बर्हिस्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी) का प्रोन्नयन किया जा रहा है और नए एसटीपी और ईटीपी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गंगा नदी के किनारे पर बसे गांवों में ग्रामीण स्वच्छता का कार्य किया गया है। दीर्घ अवधि कार्रवाई योजना में गंगा नदी में संपूर्णता की बहाली और नदी की पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक अखंडता का रखरखाव आता है। केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम मई, 2015 में 2020 तक के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। फिर भी, लक्षित तिथि से काफी पहले इसमें पर्याप्त प्रगति प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
गंगा नदी की मुख्य धारा पर बसे किनारे के शहरों से निकलने वाले लगभग 2953 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज के मुकाबले गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में सीवेज परिशोधन क्षमता 1305 एमएलडी (2014) से बढ़कर 1822 एमएलडी हो गई है। इसके अलावा, 819 एमएलडी सीवेज परिशोधन संयंत्र क्षमता सृजन की परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, 731.5 एमएलडी क्षमता सृजन की परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद उनकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। 
(घ) गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की ओर सहयोग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक इनपुट्स के चैनलीकरण द्वारा गंगा नदी बेसिन के विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आईआईटी के) में गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन (सी-गंगा) के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया। जर्मनी, इजरायल, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोपीय संघ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया गया।
****** 
